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विषय:
कृषि अवशेष से निपटने हेतु किसानों को सहायता
499. 
सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने किसानों को कृषि अवशेष को जलाने के बजाय इसे उनके खेतों से हटाने हेतु उनकी सहायता के लिए कोई योजना तैयार की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख)
वायु प्रदूषण के समाधान हेतु हरियाणा, पंजाब, उत्‍तर प्रदेश तथा दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों की सहायता तथा फसल अवशिष्‍ट के स्‍व-स्‍थाने प्रबंधन हेतु अपेक्षित सब्‍सिडीयुक्‍त  मशीनरी हेतु विेशेष स्‍कीम के संबंध में बजट 2018 की घोषणा के अनुसरण में, वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश तथा दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्‍यों में ‘फसल अवशिष्‍ट के स्‍व-स्‍थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा’ पर एक नई केन्‍द्रीय क्षेत्र स्‍कीम शुरू की गई है जिसमें केन्‍द्रीय निधि से 1151.80 करोड़ रू. (वर्ष 2018-19 में 591.65 करोड़ रू. तथा वर्ष 2019-20 में 560.15 करोड़ रू.) की राशि जारी की गई है।  

वर्ष 2018-19 के दौरान, सब्‍सिडी पर किसानों को स्‍व-स्‍थाने फसल अवशिष्‍ट प्रबंधन मशीनरी के वितरण, स्‍व-स्‍थाने फसल अवशिष्‍ट प्रबंधन मशीनरी के कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्रों (सीएचसी) की स्‍थापना करने, किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) क्रियाकलापों के लिए पंजाब, हरियाणा तथा उत्‍तर प्रदेश सरकार को क्रमश: 269.38 करोड़ रू., 137.84 करोड़ रू. तथा 148.60 करोड़ रू. की निधि जारी की गई है। 
खेतों से कृषि अवशिष्‍ट हटाने के संबंध में, फसल अवशिष्‍ट को एकत्र करने के लिए प्रयुक्‍त मशीनों तथा उपकरणों अर्थात बेलर्स, रेक्‍स, स्‍ट्रा रीपर्स की खरीद हेतु वित्‍तीय सहायता  कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत उपलब्ध है। 
*****
